
राष्ट्र पति के  आदेश, 1960

(गृह मंत्रालय की दि. 27 अप्रैल, 1960 की अधिसूचना संख्या 2/8/60-रा.भा., की प्रतिलिपि)

अधिसूचना

राष्ट्र पति का निम्नलिखित आदेश आम जानकारी के  लिए प्रकाशित किया जाता है :-

नई दिल्ली, दिनाक 27 अप्रैल, 1960

आदेश

लोकसभा के  20 सदस्यों और राज्य सभा के  10 सदस्यों की एक समिति प्रथम-राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर
विचार करने लिए और उनके  विषय में अपनी राय राष्ट्र पति के  समक्ष पेश करने के  लिए संविधान के  अनुच्छे द 344
के  खंड (4) के  उपबंधों के  अनुसार नियुक्त की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्र पति के  समक्ष 8 फरवरी,
1959 को पेश कर दी। नीचे रिपोर्ट की कु छ मुख्य बातें दी जा रही हैं जिनसे समिति के  सामान्य दृष्टिकोण का
परिचय मिल सकता है :-

राष्ट्र पति के  आदेश, 1960

राजभाषा के  बारे  में

क्र.सं. शीर्षक

(क) राजभाषा के  बारे  में संविधान में बड़ी समन्वित योजना दी हुई है। इसमें योजना के  दायरे  से बाहर
जाए बिना स्थिति के  अनुसार परिवर्तन करने की गुंजाइश है।

(ख) विभिन्न प्रादे शिक भाषाएं  राज्यों में शिक्षा और सरकारी काम-काज के  माध्यम के  रूप में तेजी से
अंग्रेजी का स्थान ले रही हैं। यह स्वाभाविक ही है कि प्रादे शिक भाषाएं  अपना उचित स्थान प्राप्त
करें । अतः  व्यवहारिक दृष्टि से यह बात आवश्यक हो गई है कि संघ के  प्रयोजनों के  लिए कोई
एक भारतीय भाषा काम में लाई जाए। किन्तु यह आवश्यक नहीं  है कि यह परिवर्तन किसी नियत
तारीख को ही हो। यह परिवर्तन धीरे -धीरे  इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कोई गड़बड़ी न हो
और कम से कम असुविधा हो।

(ग) 1965 तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा और हिन्दी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए। 1965 के
उपरान्त जब हिन्दी संघ की मुख्य राजभाषा हो जाएगी अंग्रेजी सहायक राजभाषा के  रूप में ही
चलती रहनी चाहिए।

(घ) संघ के  प्रयोजनों में से किसी के  लिए अंग्रेजी के  प्रयोग पर कोई रोक इस समय नहीं  लगाई जानी
चाहिए और अनुच्छे द 343 के  खंड (3) के  अनुसार इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि
1965 के  उपरान्त भी अंग्रेजी का प्रयोग इन प्रयोजनों के  लिए, जिन्हें संसद्  विधि द्वारा उल्लिखित
करे  तब तक होता रहे जब तक वैसा करना आवश्यक रहे।

(ड.) अनुच्छे द 351 का यह उपबन्ध कि हिन्दी का विकास ऐसे किया जाए कि वह भारत की
सामासिक संस्कृ ति के  सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके , अत्यन्त महत्वपूर्ण है और
इस बात के  लिए पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि सरल और सुबोध शब्द काम में लाए जाएं ।

रिपोर्ट की प्रतियां संसद के  दोनों सदनों के  पटल पर 1959 के  अप्रैल मास में रख दी गई थीं  और
रिपोर्ट पर विचार-विमर्श लोक सभा में 2 सितम्बर से 4 सितम्बर, 1959तक और राज्य सभा में 8
और 9 सितम्बर, 1959 को हुआ था। लोक सभा में इस पर विचार-विमर्श के  समय प्रधानमंत्री ने
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4 सितम्बर, 1959 को एक भाषण दिया था। राजभाषा के  प्रश्न पर सरकार का जो दृष्टिकोण है
उसे उन्होंने अपने इस भाषण में मोटे तौर पर व्यक्त कर दिया था।

राष्ट्र पति के  आदेश, 1960

आयोग की जिन मुख्य सिफारिशों को समिति ने मान लिया वे ये हैं-

क्र.सं. शीर्षक

(क) शब्दावली तैयार करने में मुख्य लक्ष्य उसकी स्पष्टता, यथार्थता और सरलता होनी चाहिए;

(ख) अन्तर्राष्ट्री य शब्दावली अपनाई जाए, या जहां भी आवश्यक हो, अनुकू लन कर लिया जाए;

(ग) सब भारतीय भाषाओं के  लिए शब्दावली का विकास करते समय लक्ष्य यह होना चाहिए कि
उसमें जहां तक हो सके  अधिकतम एकरूपता हो; और

(घ) हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली के  विकास के  लिए जो प्रयत्न के न्द्र और राज्यों में
हो रहे हैं उनमें समन्वय स्थापित करने के  लिए समुचित प्रबन्ध किए जाने चाहिए। इसके
अतिरिक्त समिति का यह मत है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के  क्षेत्र में सब भारतीय भाषाओं में
जहां तक हो सके  एकरूपता होनी चाहिए और शब्दावली लगभग अंग्रेजी या अन्तर्राष्ट्री य
शब्दावली जैसी होनी चाहिए। इस दृष्टि से समिति ने यह सुझाव दिया है कि वे इस क्षेत्र में विभिन्न
संस्थाओं द्वारा किए गए काम में समन्वय स्थापित करने और उसकी देखरेख के  लिए और सब
भारतीय भाषाओं को प्रयोग में लाने की दृष्टि से एक प्रामाणिक शब्दकोश निकालने के  लिए ऐसा
स्थाई आयोग कायम किया जाए जिसके  सदस्य मुख्यतः  वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद्  हों।

राष्ट्र पति के  आदेश, 1960

शिक्षा मंत्रालय निम्नलिखित विषय में कार्रवाई करें  --

क्र.सं. शीर्षक

(क) अब तक किए गए काम पर पुनर्विचार और समिति द्वारा स्वीकृ त सामान्य सिद्धान्तों के  अनुकू ल
शब्दावली का विकास / विज्ञान और प्रौद्योगिकी के  क्षेत्र में वे शब्द,जिनका प्रयोग अन्तर्राष्ट्री य क्षेत्र
में होता है, कम से कम परिवर्तन के  साथ अपना लिए जाएं , अर्थात मूल शब्द वे होने चाहिए जो
कि आजकल अन्तर्राष्ट्री य शब्दावली में काम आते हैं। उनसे ब्युत्पन्न शब्दों का जहां भी आवश्यक
हो भारतीयकरण किया जा सकता हैः

(ख) शब्दावली तैयार करने के  काम में समन्वय स्थापित करने के  लिए प्रबन्ध करने के  विषय में सुझाव
देना, और

2. अनुच्छेद 344 के  खंड (6) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्र पति ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है
और राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर समिति द्वारा अभिव्यक्त राय को ध्यान में रखकर, इसके  बाद निम्नलिखित
निदेश जारी किए हैं।

3. शब्दावली-
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(ग) विज्ञान और तकनीकी शब्दावली के  विकास के  लिए समिति के  सुझाव के  अनुसार स्थाई आयोग
का निर्माण।

राष्ट्र पति के  आदेश, 1960

प्रशासनिक संहिताओं और अन्य कार्य-विधि साहित्य का अनुवाद

इस आवश्यकता को दृष्टि में रखकर कि संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य के  अनुवाद में प्रयुक्त भाषा
में किसी हद तक एकरूपता होनी चाहिए, समिति ने आयोग की यह सिफारिश मान ली है कि सारा काम
एक अभिकरण को सौंप दिया जाए।

शिक्षा मंत्रालय सांविधिक नियमों, विनियम और आदेशों के  अलावा बाकी सब संहिताओं और अन्य
कार्यविधि साहित्य का अनुवाद करे। सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद संविधियों के
अनुवाद के  साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है, इसलिए यह काम विधि मंत्रालय करे। इस बात का पूरा प्रयत्न
होना चाहिए कि सब भारतीय भाषाओं में इन अनुवादों को शब्दावली में जहां तक हो सके  एकरूपता रखी
जाए।

राष्ट्र पति के  आदेश, 1960

प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिन्दी का प्रशिक्षण

क्र.सं. शीर्षक

(क) समिति द्वारा अभिव्यक्त मत के  अनुसार 45 वर्ष से कम आयु वाले सब के न्द्रीय कर्मचारियों के
लिए सेवा कालीन हिन्दी प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। तृतीय श्रेणी के
ग्रेड से नीचे के  कर्मचारियों और औद्योगिक संस्थाएं  और कार्य प्रभारित कर्मचारियों के  संबंध में
यह बात लागू न होगी। इस योजना के  अन्तर्गत नियत तारीख तक विहित योग्यता प्राप्त कर
सकने के  लिए कर्मचारी को कोई दंड नहीं  किया जाना चाहिए। हिन्दी भाषा की पढ़ाई के  लिए
सुविधाएं  प्रशिक्षार्थियों को मुफ्त मिलती रहनी चाहिए।

(ख) गृह मंत्रालय उन टाइपकारों और आशुलिपिकों का हिन्दी टाइपराइटिंग और आशुलिपि प्रशिक्षण
देने के  लिए आवश्यक प्रबन्ध करे  जो के न्द्रीय सरकार की नौकरी में हैं।

(ग) शिक्षा मंत्रालय हिन्दी टाइपराइटरों के  मानक की-बोर्ड (कुं जीपटल) के  विकास के  लिए शीघ्र
कदम उठाए।

राष्ट्र पति के  आदेश, 1960

हिन्दी प्रचार

4. प्रशासनिक संहिताओं और अन्य कार्य-विधि साहित्य का अनुवाद --

5. प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिन्दी का प्रशिक्षण--

6. हिन्दी प्रचार --
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क्र.सं. शीर्षक

(क) आयोग की इस सिफारिश से कि यह काम करने की जिम्मेदारी अब सरकार उठाए, समिति
सहमत हो गई है। जिन क्षेत्रों में प्रभावी रूप से काम करने वाली गैर सरकारी संस्थाएं  पहले से ही
विद्यमान हैं उनमें उन संस्थाओं को वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता दी जाए और जहां ऐसी
संस्थाएं  नहीं  हैं वहां सरकार आवश्यक संगठन कायम करे।
शिक्षा मंत्रालय इस बात की समीक्षा करे  कि हिन्दी प्रचार के  लिए जो वर्तमान व्यवस्था है वह कै सी
चल रही है। साथ ही वह समिति द्वारा सुझाई गई दिशाओं में आगे कार्रवाई करे।

(ख) शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृ तिक कार्य मंत्रालय परस्पर मिलकर भारतीय
भाषा, विज्ञान भाषा-शास्त्र और साहित्य सम्बन्धी अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के
लिए समिति द्वारा सुझाए गए तरीके  से आवश्यक कार्रवाई करें  और विभिन्न भारतीय भाषाओं को
परस्पर निकट लाने के  लिए अनुच्छे द 351 में दिए गए निदेश के  अनुसार हिन्दी का विकास करने
के  लिए आवश्यक योजना तैयार करें।

राष्ट्र पति के  आदेश, 1960

के न्द्रीय सरकारी विभाग के  स्थानीय कार्यालयों के  लिए भर्ती

क्र.सं. शीर्षक

(क) समिति की राय है कि के न्द्रीय सरकारी विभागों के  स्थानीय कार्यालय अपने आन्तरिक कामकाज
के  लिए हिन्दी का प्रयोग करें  और जनता के  साथ पत्र-व्यवहार में उन प्रदेशों की प्रादे शिक
भाषाओं का प्रयोग करें। अपने स्थानीय कार्यालयों में अंग्रेजी के  अतिरिक्त हिन्दी का उत्तरोत्तर
अधिक प्रयोग करने के  वास्ते योजना तैयार करने में के न्द्रीय सरकारी विभाग इस आवश्यकता
को ध्यान में रखें कि यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में प्रादे शिक भाषाओं में फार्म और
विभागीय साहित्य उपलब्ध करा कर वहां की जनता को पूरी सुविधाएं  प्रदान की जानी चाहिए।

(ख) समिति की राय है कि के न्द्रीय सरकार के  प्रशासनिक अभिकरणों और विभागों में कर्मचारियों की
वर्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाए, कर्मचारियों का प्रादे शिक आधार पर विके न्द्रीकरण
कर दिया जाए, इसके  लिए भर्ती के  तरीकों और अर्हताओं में उपयुक्त संशोधन करना होगा।

स्थानीय कार्यालयों में जिन कोटियों के  पदों पर कार्य करने वालों की बदली मामूली तौर पर प्रदेश
के  बाहर नहीं  होती उन कोटियों के  सम्बन्ध में यह सुझाव, कोई अधिवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाए
बिना, सिद्धान्ततः  मान लिया जाना चाहिए।

(ग) समिति आयोग की इस सिफारिश से सहमत है कि के न्द्रीय सरकार के  लिए यह विहित कर देना
न्यायसम्मत होगा कि उसकी नौकरियों में लगने के  लिए अर्हता यह भी होगी कि उम्मीदवार को
हिन्दी भाषा का सम्यक ज्ञान हो। पर ऐसा तभी किया जाना चाहिए जबकि इसके  लिए काफी
पहले से ही सूचना दे  दी गई हो और भाषा-योग्यता का विहित स्तर मामूली हो और इस बारे  में जो
भी कमी हो उसे सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा पूरा किया जा सकता है।

यह सिफारिश अभी हिन्दी भाषी क्षेत्रों के  के न्द्रीय सरकारी विभागों में ही कार्यान्वित की जाए,
हिन्दीतर भाषा-भाषी क्षेत्रों के  स्थानीय कार्यालयों में नहीं ।

7. के न्द्रीय सरकारी विभाग के  स्थानीय कार्यालयों  के  लिए भर्ती -
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(क), (ख)और (ग) में दिए गए निदेश भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग के  अधीन कार्यालयों के  सम्बन्ध में
लागू न होंगे।

राष्ट्र पति के  आदेश, 1960

समिति कि राय है कि

क्र.सं. शीर्षक

(क) परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना रहे और कु छ समय पश्चात्‌ हिन्दी वैकल्पिक माध्यम के  रूप में
अपना ली जाए। उसके  बाद जब तक आवश्यक हो अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही परीक्षार्थी के
विकल्पानुसार परीक्षा के  माध्यम के  रूप में अपनाने की छू ट हो; और

(ख) किसी प्रकार की नियत कोटा प्रणाली अपनाए बिना परीक्षा के  माध्यम के  रूप में विभिन्न
प्रादे शिक भाषाओं का प्रयोग शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच करने के  लिए एक विशेषज्ञ
समिति नियुक्त की जाए।

कु छ समय के  पश्चात वैकल्पिक माध्यम के  रूप में हिन्दी का प्रयोग शुरू करने के  लिए संघ लोक
सेवा आयोग के  साथ परामर्श कर गृह मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करे। वैकल्पिक माध्यम के
रूप में विभिन्न प्रादे शिक भाषाओं का प्रयोग करने से गम्भीर कठिनाइयां पैदा होने की संभावना
है, इसलिए वैकल्पिक माध्यम के  रूप में विभिन्न प्रादे शिक भाषाओं का प्रयोग शुरू करने की
व्यवहार्यता की जांच करने के  लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त करना आवश्यक नहीं  है।

8. प्रशिक्षण संस्थान--

a. समिति ने यह सुझाव दिया है कि नेशनल डिफें स एके डमी जैसे प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही बना
रहे किन्तु शिक्षा सम्बन्धी कु छ या सभी प्रयोजनों के  लिए माध्यम के  रूप में हिन्दी का प्रयोग शुरू करने के  लिए
उचित कदम उठाए जाएं ।

रक्षा मंत्रालय अनुदेश पुस्तिकाओं इत्यादि के  हिन्दी प्रकाशन आदि के  रूप में समुचित प्रारम्भिक कार्रवाई करें , ताकि
जहां भी व्यवहार्य हो शिक्षा के  माध्यम के  रूप में हिन्दी का प्रयोग सम्भव हो जाए।

b. समिति ने सुझाव दिया कि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के  लिए, अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही परीक्षा के  माध्यम हों,
किन्तु परिक्षार्थियों का यह विकल्प रहे कि वे सब या कु छ परीक्षा पत्रों के  लिए उनमें से किसी एक भाषा को चुन लें
और एक विशेष समिति यह जांच करने के  लिए नियुक्त की जाए कि नियत कोटा प्रणाली अपनाए बिना प्रादे शिक
भाषाओं का प्रयोग परीक्षा के  माध्यम के  रूप में कहां तक शुरू किया जा सकता है।

रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि वह प्रवेश परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के  रूप में हिन्दी का प्रयोग शुरू करने के  लिए
आवश्यक कार्रवाई करे  और कोई नियत कोटा प्रणाली अपनाए बिना परीक्षा के  माध्यम के  रूप में प्रादे शिक भाषाओं
का प्रयोग आरम्भ करने के  प्रश्न पर विचार करने के  लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करे।

9. अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर के न्द्रीय सेवाओं में भर्ती

a. परीक्षा का माध्यम-

b. भाषा विषयक प्रश्न-पत्र -

समिति की राय है कि सम्यक सूचना के  बाद समान स्तर के  दो अनिवार्य प्रश्न-पत्र होने चाहिए जिनमें से एक हिन्दी और
दूसरा हिन्दी से भिन्न किसी भारतीय भाषा का होना चाहिए और परीक्षार्थी को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह इनमें से
किसी एक को चुन ले।

अभी के वल एक ऐच्छिक हिन्दी परीक्षा पत्र शुरू किया जाए। प्रतियोगिता के  फल पर चुने गए जो परीक्षार्थी इस परीक्षा
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पत्र में उत्तीर्ण हो गए हों, उन्हें भर्ती के  बाद जो विभागीय हिन्दी परीक्षा देनी होती है उसमें बैठने और उसमें उत्तीर्ण होने
की शर्त से छू ट दी जाए।

10. अंक -

जैसा कि समिति का सुझाव है के न्द्रीय मंत्रालयों का हिन्दी प्रकाशनों में अन्तर्राष्ट्री य अंकों के  अतिरिक्त देवनागरी अंकों के
प्रयोग के  सम्बन्ध में एक आधारभूत नीति अपनाई जाए,जिसका निर्धारण इस आधार पर किया जाए कि वे प्रकाशन किस
प्रकार की जनता के  लिए हैं और उसकी विषयवस्तु क्या है। वैज्ञानिक, औद्योगिक और सांख्यिकीय प्रकाशनों में,जिसमें
के न्द्रीय सरकार का बजट सम्बन्धी साहित्य भी शामिल है, बराबर अन्तर्राष्ट्री य अंकों का प्रयोग किया जाए।

11. अधिनियमों , विधेयकों  इत्यादि की भाषा--

a. समिति ने राय दी है कि संसदीय विधियां अंग्रेजी में बनती रहें किन्तु उनका प्रमाणिक हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराया
जाए। संसदीय विधियां अंग्रेजी में तो रहें पर उसके  प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था करने के  वास्ते विधि
मंत्रालय आवश्यक विधेयक उचित समय पर पेश करे। संसदीय विधियों का प्रादे शिक भाषाओं में अनुवाद कराने का
प्रबन्ध भी विधि मंत्रालय करे।

b. समिति ने राय जाहिर की है जहां कहीं  राज्य विधान मण्डल में पेश किए गए विधेयकों या पास किए गए अधिनियमों
का मूल पाठ हिन्दी में से भिन्न किसी भाषा में है, वहां अनुच्छे द 348 के  खण्ड (3) के  अनुसार अंग्रेजी अनुवाद के
अलावा उसका हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाए।

राज्य की राजभाषा में पाठ के  साथ-साथ राज्य विधेयकों, अधिनियमों और अन्य सांविधिक लिखतों के  हिन्दी अनुवाद
के  प्रकाशन के  लिए आवश्यक विधेयक उचित समय पर पेश किया जाए।

12. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा-

राजभाषा आयोग ने सिफारिश की थी कि जहां तक उच्चतम न्यायालय की भाषा का सवाल है उसकी भाषा इस परिवर्तन
का समय आने पर अन्ततः  हिन्दी होनी चाहिए। समिति ने यह सिफारिश मान ली है।

आयोग ने उच्च न्यायालयों की भाषा के  विषय में प्रादे शिक भाषाओं और हिन्दी के  पक्ष-विपक्ष में विचार किया और
सिफारिश की कि जब भी इस परिवर्तन का समय आए, उच्च न्यायालयों के  निर्णयों, आज्ञप्त्िायों (डिक्रियों) और
आदेशों की भाषा जब प्रदेशों में हिन्दी होनी चाहिए किन्तु समिति की राय है कि राष्ट्र पति की पूर्व सम्मति से आवश्यक
विधेयक पेश करके  यह व्यवस्था करने की गुंजाइश रहे कि उच्च न्यायालयों के  निर्णयों, आज्ञप्तियों (डिक्रियों) और
आदेशों के  लिए उच्च न्यायालय में हिन्दी और राज्यों की राजभाषाएं  विकल्पतः  प्रयोग में लाई जा सकें गी।

समिति की राय है कि उच्चतम न्यायालय अन्ततः  अपना सब काम हिन्दी में करे , यह सिद्धान्त रूप में स्वीकार्य है और
इसके  संबंध में समुचित कार्यवाही उसी समय अपेक्षित होगी जब कि इस परिवर्तन के  लिए समय आ जाएगा।

जैसा कि आयोग की सिफारिश की तरमीम करते हुए समिति ने सुझाव दिया है, उच्च न्यायालयों की भाषा के  विषय में
यह व्यवस्था करने के  लिए आवश्यक विधेयक विधि मंत्रालय उचित समय पर राष्ट्र पति की पूर्व सम्मति से पेश करे  कि
निर्णयों, डिक्रियों और आदेशों के  प्रयोजनों के  लिए हिन्दी और राज्यों की राजभाषाओं का प्रयोग विकल्पतः  किया जा
सके गा।

13. विधि क्षेत्र में हिन्दी में काम करने के  लिए आवश्यक आरम्भिक कदम-

मानक विधि शब्दकोश तैयार करने, के न्द्र तथा राज्य के  विधान निर्माण से संबंधित सांविधिक ग्रन्थ का अधिनियम करने,
विधि शब्दावली तैयार करने की योजना बनाने और जिस संक्रमण काल में सांविधिक ग्रंथ और साथ ही निर्णयविधि
अंशतः  हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे, उस अवधि में प्रारम्भिक कदम उठाने के  बारे  में आयोग ने जो सिफारिश की थी उन्हें
समिति ने मान लिया है। साथ ही समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि संविधियों के  अनुवाद और विधि शब्दावली तथा
कोशों से संबंधित सम्पूर्ण कार्यक्रम की समुचित योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के  लिए भारत की विभिन्न
राष्ट्र भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों का एक स्थाई आयोग या इस प्रकार कोई उच्च स्तरीय निकाय बनाया
जाए। समिति ने यह राय भी जाहिर की है कि राज्य सरकारों को परामर्श दिया जाए कि वे भी के न्द्रीय सरकार से राय
लेकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। समिति के  सुझाव को दृष्टि में रखकर विधि मंत्रालय यथासंभव सब भारतीय
भाषाओं में प्रयोग के  लिए सर्वमान्य विधि शब्दावली की तैयारी और संविधियों के  हिन्दी में अनुवाद संबंधी पूरे  काम के
लिए समुचित योजना बनाने और पूरा करने के  लिए विधि विशेषज्ञों के  एक स्थाई आयोग का निर्माण करे।

6/15/26, 12:09 PM राष्ट्र पति के  आदेश, 1960 | राजभाषा विभाग | गृह मंत्रालय | भारत सरकार

https://rajbhasha.gov.in/hi/president_orders 6/7



14. हिन्दी के  प्रगामी प्रयोग के  लिए योजना का कार्यक्रम--

समिति ने यह सुझाव दिया है कि संघ की राजभाषा के  रूप में हिन्दी के  प्रगामी प्रयोग की योजना संघ सरकार बनाए
और कार्यान्वित करे। संघ के  राजकीय प्रयोजनों में से किसी के  लिए अंग्रेजी के  प्रयोग पर इस समय कोई रोक न लगाई
जाए।

तद्नु सार गृह मंत्रालय एक योजना कार्यक्रम तैयार करे  और उसे अमल में लाने के  संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे। इस
योजना का उद्देश्य होगा संघीय प्रशासन में बिना कठिनाई के  हिन्दी के  प्रगामी प्रयोग के  लिए प्रारम्भिक कदम उठाना
और संविधान के  अनुच्छे द 343 खंड (2) में किए गए उपबन्ध के  अनुसार संघ के  विभिन्न कार्यों में अंग्रेजी के  साथ-साथ
हिन्दी के  प्रयोग को बढ़ावा देना, अंग्रेजी के  अतिरिक्त हिन्दी का प्रयोग कहां तक किया जा सकता है यह बात इन
प्रारम्भिक कार्रवाईयों की सफलता पर बहुत कु छ निर्भर करेगी। इस बीच प्राप्त अनुभव के  आधार पर अंग्रेजी के
अतिरिक्त हिन्दी के  वास्तविक प्रयोग की योजना पर समय-समय पर पुनर्विचार और उसमें हेर-फे र करना होगा।
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